
LAWS उन्नत हथियारो ंकी एक श्रेणी ह,ै जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्षष्य यों की पहचान कर सकते हैैं और उन पर हमला कर सकते हैैं।

	 वर््तमान मेें, घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियो ं(LAWS) की कोई आम 

तौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजदू नही ंह।ै

	 नैतिक प्रश्न: क्या हम नैतिक रूप से मानवीय नैतिक अभिकर््ततृत्व 
(Agency) और गरिमा से समझौता किए बिना जीवन-मृत्यु के निर््णय 
मशीनो ंको सौपं सकत ेहैैं?

मानव-मशीन (LAWS) को मिलाकर उपयोग करने से जड़ुी नैतिक चितंाएं

	 स्वचालन संबंधी पूर््ववाग्रह: जहा ंमनुष्य एक स्वायत्त मशीन के संचालन मेें 
बहुत अधिक विश्वास रखत ेहैैं।

	 आश्चर््य: जहा ं एक मनुष्य को इस बात की पूरी जानकारी नही ं होती कि 
मशीन किस तरह काम कर रही ह ैया उस समय जब उसे मशीन से नियंत्रण 
वापस लेने की जरूरत होती है।

	 नैतिक अतंर्रोध: जहा ंमानव ऑपरेटर नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को  
एक वैध प्राधिकारी के रूप मेें मशीन पर स्थानातंरित कर देता ह।ै

घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियोों (LAWS) पर वैश्विक बहस को समझना जरूरी हो गया है

जून, 202505

भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरजे प््लाांट (VSPSP) उत्तराखंड के टिहरी मेें शुरू हुआ

टिहरी हाइड््ररो डेवलपमेेंट कॉरपोरेशन इंडि या लिमिटेड (THDCIL) ने भागीरथी नदी पर अवस्थित 1 GW टिहरी पंप स्टोरेज प््लाांट की पहली इकाई (250 MW) से वाणिज्यिक तौर पर विद्युत की आपूर्ति 
शुरू करने की घोषणा की।

	 वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प््लाांट (VSPSP) एक हाइड््ररोइलेक्ट्रिक पॉवर प््लाांट है, जो टर््बबाइंस और पंप्स की गति को समायोजित करने के लिए वेरिएबल स्पीड तकनीक का उपयोग करता ह।ै यह पारंपरिक 
पंप स्टोरेज प््लाांट (PSP) की तलुना मेें अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है।

पंप स्टोरेज प््लाांट (PSP) क्या है?

	 इसमेें अलग-अलग ऊंचाई पर अवस्थित दो जल भंडारो ंका उपयोग किया जाता ह।ै 
एक जल भंड ार अधिक ऊंचाई पर और दूसरा कम ऊंचाई पर बनाया जाता ह।ै ऊंचाई 
वाले जल भंड ार से कम ऊंचाई वाले जल भंड ार मेें पानी छोड़ा जाता ह।ै यह पानी एक 
टरबाइन से होकर गुजरता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती ह।ै 

	 यह किस सिद््धाांत के तहत कार््य करता है?
	 यह बिजली को संग्रहीत करने और उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर््षण स्थितिज ऊर््जजा 

(Gravitational potential energy) के सिद््धाांत का उपयोग करता ह।ै
	 एक प्रकार का हाइड््ररोइलेक्ट्रिक लंबे समय तक ऊर््जजा भंडारण (long duration 

energy storage) ह।ै
	 कार््यप्रणाली

	 जब बिजली की मागं कम होती ह ैएवं पवन या सौर जसेै ऊर््जजा स्रोतो ंसे प्रचुर मात्रा मेें 
नवीकरणीय ऊर््जजा उपलब्ध होती ह,ै तो पंप स्टोरेज हाइड््ररोइलेक्ट्रिक सिस्टम ऊपरी 
जलाशय तक पानी को पंप करने के लिए अतिरिक्त ऊर््जजा का उपयोग करता ह।ै

	 जब बिजली की मागं बहुत अधिक होती है, उस अवधि के दौरान संग्रहित पानी को 
टर््बबाइंस के माध्यम से निचले जलाशय मेें वापस छोड़ दिया जाता है। इससे बिजली 
पैदा होती है।

	 प्रकार: PSP को ओपन-लूप या क्लोज्ड-लूप (डायग्राम देखेें) के रूप मेें वर्णित 
किया जा सकता ह।ै

भारत मेें पंप स्टोरेज हाइड््ररो पॉवर की स्थिति
	 स्थापित हाइड््ररो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कैपेसिटी: फरवरी 2025 तक के आकंड़ो ंके अनुसार भारत मेें यह लगभग 4.8 GW है।

	 2022 तक दनुिया भर मेें लगभग 175 GW पंप हाइड््ररो स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित की गई है। इसमेें अग्रणी देश चीन ह,ै उसके बाद जापान और संयकु्त राज्य अमेरिका हैैं।

- प�रणाम-उ�ुख ज���फकेशन 
(प�रणामवादी): LAWS से सटीकता म� सुधार हो 
सकता है, �जससे नाग�रक� को होने वाली ��त 
कम हो सकती है।

उदाहरण के �लए- उ�त ल�ीकरण वाली 
एक �ाय� �मसाइल बड़े पैमाने पर नाग�रक� 
या संप�� क� हा�न को कम कर सकती है।

- नै�तक श्रे�ता: LAWS मानवीय त्रु�ट को कम 
कर सकते ह�; सै� अ�भयान� के नै�तक मू�� 
को बेहतर ढंग से लागू कर सकते ह� और 
अंतरार्�ीय मानवतावादी कानून (IHL) का बेहतर 
अनुपालन कर सकते ह�।

- ��त को �ूनतम करना: खतरनाक अ�ग्रम मोच� 
के अ�भयान� से सै�नक� को हटाकर, �ाय� 
ह�थयार संघषर् म� जानमाल क� हा�न को कम कर 
सकते ह�।

- मानवीय �नणर्य का अभाव: LAWS, य��प सटीक 
होते ह�, ले�कन उनम� ज�टल व प�रवतर्नशील 
���तय� म� मानव क� तरह नै�तक आधार पर 
�नणर्य लेने क� �मता का अभाव होता है।

- जवाबदेही संबंधी मु�े: �ाय� ह�थयार� क� 
कारर्वाइय� के �लए जवाबदेही तय करना एक 
ज�टल कायर् है।

“कौन जवाबदेह है? �ा यह �व�नमार्ता है? या 
वह ��� �जसने ए�ो�रदम को प्रोग्राम �कया 
है?” - �नकोल वान रूइजेन

- मानवीय ग�रमा को नुकसान पहंुचाना: उन 
सै�नक� क� ग�रमा को नुकसान �ज�� �नशाना 
बनाया जाता है, तथा उन नाग�रक� क� �ज�� मौत 
के खतर ेम� डाल �दया जाता है।

- यु� म� �ह� सा का सामा�ीकरण: यु� के मैदान 
से शारी�रक और मनोवै�ा�नक रूप से मानवीय 
दरूी बढ़ाने से �ह� सा का प्रयोग आसान हो जाता है।

LAWS के प� म� तकर्

घातक �ाय� ह�थयार प्रणा�लय� (LAWS) पर नै�तक बहस

LAWS के �वप� म� तकर्

ओपन-लूप पंप �ोरेज हाइड्रोपावर
ऐसी प�रयोजनाएँ जो प्राकृ�तक रूप से बहने वाले जल 

भंडार� से लगातार जुड़ी रहती ह�। 

�ो�-लूप पंप �ोरेज हाइड्रोपावर
ऐसी प�रयोजनाएँ जो प्राकृ�तक रूप से बहने वाले जल भंडार� से 

लगातार नह� जुड़ी रहती ह�।

ऊपरी जलाशय ऊपरी जलाशय

पेन�ॉक/ सुरगं

पावर हाउस

जनरटेर/ मोटर

टरबाइन/ पंप

पेन�ॉक/ सुरगं

पावर हाउस

जनरटेर/ मोटर

टरबाइन/ पंप

�नचला जलाशय

�नचला जलाशय
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ECOSOC की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समहूो ंको समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती ह।ै ये क्षेत्रीय समूह हैैं- अफ्रीका, एशिया-प्रशातं, पूर्वी यरूोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, 

तथा पश्चिमी यरूोपीय एवं अन्य देश।

	भ ारत को एशिया-प्रशातं देशो ंकी श्रेणी मेें लेबनान, तुर््क मेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया ह।ै एशिया-प्रशातं देशो ंको चार सदस्यता आवंटि त की गई है।  

संयकु्त राष्टट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के  बारे मेें

	 मखु्यालय: न्यूयॉर््क  (संयकु्त राज्य अमेरिका)।

	 स्थापना: संयकु्त राष्टट्र चार््टर के तहत ECOSOC की स्थापना 1945 मेें संयकु्त राष्टट्र के छह मखु्य अगंो ंमेें से एक के रूप मेें की गई थी।

	 प्रकृति: यह वैश्विक सामाजिक और आर्थिक मामलो ंपर विचार-विमर््श, नवाचार, 

सहमति बनाने तथा समन्वय का प्रमुख मंच है।

	 सदस्य संख्या: इसमेें कुल 54 सदस्य होते हैैं। इनमेें से प्रत्येक वर््ष 18 सदस््योों  को 

महासभा द्वारा तीन वर््ष की अवधि के लिए चुना जाता ह।ै प्रत्येक सदस्य के पास 

एक वोट होता ह।ै 

ECOSOC के कार््य

	 समन्वय: यह परिषद संयकु्त राष्टट्र की 14 विशेष एजेेंसियो,ं 10 कार््ययात्मक आयोगो ं

और 5 क्षेत्रीय आयोगो ंके कार्ययों का समन्वय करती ह।ै

	 नीतिगत सिफारिशेें: यह 9 संयकु्त राष्टट्र निधियो ंऔर कार््यक्रमो ंसे रिपोर््ट प्राप्त 
करती है तथा संयकु्त राष्टट्र प्रणाली और सदस्य देशो ंको नीतिगत सिफारिशेें जारी 
करती ह।ै

    संयकु्त राष्टट्र चार््टर के तहत, ECOSOC निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

	 जीवन स्तर ऊंचा करने, पूर््ण रोजगार और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़़ावा देने के लिए; 

	 अंतर््रराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओ ंके समाधान की पहचान करने के लिए; 

	 अंतर््रराष्ट्रीय सासं्कृति क और शैक्षिक सहयोग को बढ़़ावा देने के लिए;

	 मानवाधिकारो ंऔर मौलिक स्वतंत्रताओ ंके प्रति सभी जगह सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए आदि।  

भारत को 2026-28 कार््यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर््थथिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का सदस्य चुना गया

ECOSOC के प्रमखु आयोग:

	 साखं्यिकीय आयोग: 1946 मेें स्थापित यह आयोग वैश्विक साखं्यिकीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था ह।ै

	 जनसंख्या और विकास आयोग: यह जनसंख्या  और विकास पर अतंर््रराष्ट्रीय सम्मेलन के कार््यक्रम के कार््ययान्वयन मेें 
अलग-अलग कार््यवाहियो ंमेें प्राथमिक भूमिका निभाती ह।ै

	 महिलाओ ंकी स्थिति पर आयोग: यह लैैंगिक समानता, महिलाओ ंके अधिकारो ंऔर सशक्तीकरण के लिए समर्पित 
प्रमुख संस्था ह।ै

	 नारकोटिक ड््रग्स पर आयोग: यह विश्व मेें नशीली दवाओ ंकी समस्याओ ंका विश्लेषण करती ह।ै यह नशीली 
दवाओ ंकी आपूर्ति और मागं, दोनो ंमेें कमी करने के लिए प्रयास करती है।

	 अन्य संस्थाएं: सामाजिक विकास आयोग, सतत विकास आयोग, संयकु्त राष्टट्र वन मंच, अपराध रोकथाम और 
आपराधिक न्याय आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास आयोग आदि।
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बेेंगलुरु मेें RCB की IPL 2025 ट्रॉफी परडे के दौरान भगदड़ से कई लोगोों की मौत हो गई
भगदड़ का आशय उस स्थिति से ह,ै जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही मेें किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता ह,ै जिससे लोग अनियंत्रि त होकर इधर-उधर भागने लगत ेहैैं। इसके परिणामस्वरूप, कई लोग 
घायल हो जाते हैैं और गंभीर स्थिति (जैसे दम घुटने, कुचले जाने आदि) मेें उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

	पि छले एक साल मेें भारत मेें भगदड़ की कम-से-कम छह बड़़ी घटनाएं हुई हैैं, जसेै: दिल्ली रेलवे स्टेशन, महाकंुभ 
आदि।

भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देश 

	 क्षमता नियोजन: इसके तहत भीड़ के व्यवहार को समझना, भीड़ नियंत्रण की तकनीक और हितधारक दृष्टिकोण 
विकसित करना शामिल है। 

	 जोखिम विश्लेषण और तैयारी: संभ ावित खतरो ंकी पहचान करना और उनका पहले से समाधान करना। इसमेें 
विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण (FMEA) नामक पूर््व-नियोजन तकनीक भी शामिल ह।ै इसमेें सभी कार््यक्रम 
आयोजक/ योजनाकार गड़बड़ी होने तथा उसके चलते होने वाले संभावित नकुसान और उसे रोकने के उपायो ंका 
प्रबंधन करत ेहैैं। 

	 सूचना प्रबंधन और प्रसार: इसमेें आगंतुको ं के साथ-साथ हितधारको ं के साथ भी संवाद करना और उन्हहें सही 
जानकारी प्रदान करना शामिल है। 

	 सुरक्षा और संरक्षा उपाय: इसमेें CCTV निगरानी, बैरियर, आपातकालीन निकास के साथ-साथ आपातकालीन 
चिकित्सा सेवाओ ंकी सुविधाएं और यातायात प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशो ंका उपयोग करना शामिल है।

स्मार््ट भीड़ प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और समाधान

	 एकीकृत कमाडं और नियंत्रण केें द्र: ओलंपिक खेलो ंऔर अन्य बड़़े आयोजनो ंमेें एकीकृत कमांड नियंत्रण केें द््रोों  का 
उपयोग किया जाता ह।ै इससे भीड़ की आवाजाही के प्रबंध न और सार््वजनिक संचार मेें सहायता मिलती है।

	 आर्टिफिशियल इंटेलिजेेंस और मशीन लर्ननिंग: जापान और सिगंापुर जसेै देश AI-संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डेटा विश्लेषण जसैी उन्नत तकनीको ंका इस्तेमाल कर रह ेहैैं।

	 अभिनव नियोजन रणनीतिया:ं इसमेें ज़़ोनिगं, भीड़ प्रवाह अनुकूलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, लोक जागरूकता और हितधारक सहयोग शामिल हैैं।
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संरचना�क: जब �कसी पुल, इमारत या ढांचे के 
�गरने से आपदा हो।
उदाहरण: मोरबी पुल हादसा, गुजरात (2022)।

आग/ �बजली: �कसी दकुान या घर म� आग लगना, 
अ��शामक यंत्र क� अनुपल�ता आ�द।
 उदाहरण: उपहार �सनेमा अ��कांड (1997)।

प्रशास�नक या प्रबंधक�य चूक:
दशर्क� क� सं�ा का गलत अनुमान, �ाफ/ सेवा 
क� कमी, गेट का बंद या अचानक खुलना आ�द।

भीड़ का �वहार: अचानक एक साथ �नकास क� 
को�शश, पा�क� ग क� ओर दौड़ना, टे्रन के �ेटफॉमर् म� 
अं�तम समय पर बदलाव आ�द।
उदाहरण: महाकंुभ मेला, 2025 क� भगदड़

सुर�ा: सुर�ा बल� �ारा गोलीबारी, आंसू गैस या 
बल प्रयोग �जससे भीड़ डर जाती है, भीड़ के सामने 
खुलेआम ह�थयार� का प्रदशर्न करना आ�द।
उदाहरण: �सयोल क� भीड़ त्रासदी (2022)
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भारत मेें जनगणना
	 संवैधानिक प्रावधान: इसका उल्लेख संविध ान के अनचु्छेद 246 (सातवी ंअनसूुची की संघ 

सूची मेें प्रविष्टि 69) के तहत किया गया है।
	 काननूी प्रावधान: जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 के तहत 

जनगणना आयोजित की जाती है।
	 प्रमखु अधिकारी: जनगणना का कार््य रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयकु्त की देखरेख 

मेें संपन्न होता ह।ै
	भ ारत मेें पहली बार पूरे देश मेें संगठित जनगणना 1872 मेें हुई थी। 1872 के बाद यह भारत 

की सोलहवी ंदशकीय जनगणना होगी।
	 यह स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वी ंलगातार जनगणना होगी।
	भ ारत मेें पहली समकालिक जनगणना 1881 मेें डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के नेतृत्व मेें 

आयोजित की गई थी। तब से यह नियमित रूप से आयोजित होती रही ह,ै हालाकंि, 
कोविड महामारी के कारण इस कार््य मेें व्यवधान आया ह।ै 

	 महत्त्व: जनगणना आधिकारिक सामाजिक-आर्थिक और जनसाखं्यिकीय डेटा का मुख्य स्रोत 
ह।ै यह डेटा सरकारी योजनाओ,ं नीतियो ंऔर नियोजन के निर््ममाण मेें मदद करता है।
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दो नई रामसर साइट्स के बारे म� 
- अव���त: उ�री थार र�ेग�ान, फलोदी �जला (राज�ान)
- इसम� दो जल �नकाय, रातड़ी नदी और �वजयसागर तालाब, नदी-तटीय पयार्वास एवं झाड़ीदार भू�म 

शा�मल ह�।
- इस �ल पर शीतकाल म� बड़ी सं�ा म� प्रवासी डेमोइसेल के्रन (एंथ्रोपोइड्स वगर्) आते ह�।

- अव���त: मेनार और खेरोदा गांव, उदयपुर �जला (राज�ान)।
- यह तीन तालाब� (ब्र� तालाब, धांड तालाब और खेरोदा तालाब) से बना ताजे जल का मानसूनी 

आद्रर्भू�म प�रसर है।
- यहां पाए जाने वाली कुछ प्रमुख प�ी प्रजा�तय� म� �क्र�टकली एंड�जडर् �ेत पु�े वाला �ग� (�ज� 

ब�गाल� �सस) और लॉन्ग �ब� वल्चर (�ज� इं�डकस) ह�।
- यहां 70 से अ�धक पादप प्रजा�तयां पाई जाती ह�। इनम� ब्र� तालाब के आसपास आम के पेड़ 

(म�गीफेरा इं�डका) शा�मल ह�। इस पेड़ पर बड़ी सं�ा म� इं�डयन �ाइंग फॉ� (टेरोपस जाइग�टस) 
प्रजा�त रहती है। 

मेनार वेटल� ड 
कॉम्�े�

खीचन 
आद्रर्भू�म

भारत की दो आर्दद्रभूमियोों को “अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्दद्रभूमियोों 
की रामसर सूची” मेें शामिल किया 

भारत मेें जनगणना 2027 के साथ जातिगत गणना भी कराई 
जाएगी

राजस्थान की खीचन और मेनार आर्दद्रभमूियो ंको विश्व पर््ययावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर 
साइटस् का दर््जजा दिया गया। इसके साथ ही, भारत मेें रामसर साइटस् की कुल संख्या बढ़कर 91 हो 
गई ह।ै

	 विश्व पर््ययावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर््ष 5 जनू को संयकु्त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम (UNEP) 
के नेततृ्व मेें मनाया जाता ह।ै वर््ष 2025 के विश्व पर््ययावरण दिवस की थीम है; 'बीट प्लास्टिक 

पॉल्यूशन'। 

	 दो नई आर्दद्रभमियो ंके शामिल होने के साथ ही राजस्थान मेें रामसर साइटस् की कुल संख्या  चार हो 
गई हैैं। राजस्थान की दो अन्य रामसर साइटस् हैैं- साभंर साल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव 

घाना राष्ट्रीय उद्यान। 

रामसर आर्दद्रभमूि अभिसमय के बारे मेें

	 शुरुआत: यह कन्ववेंशन 1971 मेें ईरान के रामसर शहर मेें अपनाया गया और 1975 मेें लागू हुआ 
था।

	वि वरण: यह एक अतंर-सरकारी संधि है, जो आर्दद्रभमूियो ंऔर उनके संसाधनो ंके संरक्षण एवं 

विवेकपूर््ण उपयोग के लिए फ्रे मवर््क  प्रदान करती है।

	 संयकु्त राष्टट्र के लगभग 90% सदस्य देश इसके "संविदात्मक पक्षकार" बन चुके हैैं।

	भ ारत 1 फ़रवरी, 1982 को रामसर अभिसमय का पक्षकार बना था।

	 एशिया मेें सबसे अधिक रामसर साइटस् भारत मेें हैैं।

	 किसी आर्दद्रभूमि को "अतंर््रराष्ट्रीय महत्त्व की आर्दद्रभमूि" के रूप मेें नामित करने के लिए उसे रामसर 
कन्ववेंशन द्वारा निर््धधारित 9 मानदंडो ंमेें से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना होता ह।ै

केें द्रीय गृह मंत्रा लय ने घोषणा की ह ैकि भारत मेें अगली जनगणना दो चरणो ंमेें की जाएगी। यह कार््य 
1 मार््च, 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारत मेें वर््ष 2011 के बाद पहली बार जनगणना कराई जाएगी।

	 2011 के बाद जनगणना कार््य 2020-2021 मेें होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 
इसमेें देरी हुई।   

जनगणना 2027: मुख्य बिदंओु ंपर एक नजर
	 अधिसूचना: जनगणना 2027 संचालन की अधिसूचना जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 

3 के तहत राजपत्र मेें प्रकाशित की जाएगी।
	 जनगणना दो चरणो ंमेें आयोजित की जाएगी:

	 चरण I - हाउस लिस््टििंग (मकानो ंकी सूची): सभी स्थायी या अस्थायी भवनो ंका विवरण 
उनके प्रकार, सुविधाओ ंऔर परिसंपत्तियो ंके आधार पर दर््ज किया जाएगा।

	 चरण II - जनसंख्या की गणना: देश मेें रहन ेवाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक 
हो या न हो की विस्तृत जानकारी उसकी जाति के साथ दर््ज की जाएगी। 

	 संदर््भ तिथिया:ं वे तिथिया ंजिनके अनुसार जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या संबंधी आकंड़़े 
एकत्रित किए जाएंगे।  

	 लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए: 1 अक्टूबर 2026; तथा 
	 शेष भारत के लिए: 1 मार््च 2027. 

	 जातिगत गणना: 1931 के बाद यह पहली बार होगा, जब जाति से संबं  धित आधिकारिक डेटा 
एकत्र किए जाएंगे।

	 डिजिटल जनगणना: यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

अन्य सुर््खखि ़यां

पाकिस्तान को संयकु्त राष्टट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 
आतंकवाद-रोधी समिति (CTC) का उपाध्यक्ष नियकु्त किया गया। 

तालिबान प्रतिबंध समिति के बारे मेें

	 इसे संयकु्त राष्टट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1988 (2011) द्वारा स्थापित किया गया था।

	 यह अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान 
संगठन से जुड़़े व्यक्तियो,ं समहूो,ं उपक्रमो ंऔर संस्थाओ ंकी संपत्ति की ज़ब्ती, उन पर यात्रा 
प्रतिबंध और हथियार की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाती ह।ै 

आतंकवाद-रोधी समिति के बारे मेें

	 इसे 2001 मेें 9/11 आतंकी हमले के बाद संकल्प 1373 का उपयोग करके अपनाया गया था। 

	 उद्देश्य: संकल्प 1373 के अनसुार:

	 राष््ट््रोों  को आतंकवादी समूहो ं को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नही ं देनी चाहिए, 
आतंकवादियो ंको सुरक्षित पनाहगाह या आश्रय प्राप्त करने से रोकना चाहिए, आतंकवाद 
को अपराध घोषित करने वाले घरेलू कानून बनाने चाहिए, आदि। 

	 सदस्यता: इस समिति मेें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देश शामिल होत ेहैैं। साथ ही, सभी 
सदस्य देशो ंको संकल्प का पालन सुनिश्चित करने की ज़़िम्मेदारी निभानी होती ह।ै

तालिबान प्रतिबंध समिति (Taliban Sanctions Committee)

भारत ने नॉर्वे की एजेेंसियो ंके साथ मिलकर नॉर््दर््न सी रूट (NSR) को चालू करने के लिए एक संयकु्त 
व्यवहार््यता अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया ह।ै
NSR या नार््थ-ईस्ट पासेज (NEP) के बारे मेें

	 अवस्थिति: यह एक समुद्री मार््ग ह ै जो रूस के 
उत्तरी तट के किनारे से होकर गुजरता ह।ै यह 
आर््क टिक जलमार्गगों के माध्यम से अटलाटंिक 
महासागर को प्रशातं महासागर से जोड़ता है।

	 भौगोलिक विस्तार: NSR की शुरुआत बैरेेंटस् 
सागर (नॉर्वे के पास) और कारा सागर की सीमा 
से होती ह,ै और इसका अंत बेरिंग जलडमरूमध्य 
(रूस और अलास्का के बीच) मेें होता है।

	 सबसे छोटा समदु्री मार््ग: NSR के ज़रिए यरूोप 
और एशिया के बीच की दूरी लगभग 13,000 
किलोमीटर ह,ै जबकि स्वेज नहर मार््ग से यह दूरी 21,000 किलोमीटर ह।ै

	 यह स्वेज नहर मार््ग की तुलना मेें एशिया और यरूोप के बीच की यात्रा मेें लगने वाले समय 
को 10-14 दिनो ंतक कम कर देगा।

	 बंदरगाह: इस मार््ग पर पाचँ मुख्य बं दरगाह ह:ै सबेट्टा, डुडिकंा, खटगा, टिक्सी और पेवेक।

नॉर््दन सी रूट (NSR)
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म्यूऑन्स 

हाल ही मेें अमेरिका मेें किए गए प्रयोगो ं के परिणाम मेें यह बात सामने आयी ह ै कि म्यूऑन्स कुछ 
असामान्य व्यवहार कर रह ेहैैं। इससे हमेें ब्रह््माांड के मूलभूत नियमो ंको लेकर नई और रोचक जानकारिया ं
मिल सकती हैैं।
म्यूऑन्स के बारे मेें

	 अवधारणा: म्यूऑन मूलभूत उप-परमाण्विक कणो ंमेें से एक ह।ै कण भौतिकी के मानक मॉडल 
के अनुसार, ये ब्रह््माांड के सबसे बुनियादी निर््ममाण खंड  हैैं।

	 म्यूऑन्स इलेक्ट्रॉन के समान होत ेहैैं, लेकिन इनका भार इलेक्ट्रॉन से 207 गुना अधिक होता ह।ै
	 म्यूऑन लेप्टन समहू का हिस्सा है। लेप्टन एक प्रकार के मूलभूत कण हैैं। इसका मतलब ह ैकि वे 

पदार््थ के छोटे टुकड़़ोों  से भी नही ंबने हैैं।
	 अन्य लेप्टन्स की तरह, म्यूऑन्स पर ब्रह््माांड मेें चार मलूभतू बलो ं (गुरुत्वाकर््षण, विद्युत 

चुंब कत्व, मजबतू परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल) मेें से केवल तीन का प्रभाव पड़ता 
ह।ै मजबूत परमाणु बल का म्यूऑन्स पर कोई प्रभाव नही ंपड़ता ह।ै

कृषि मेें साउथ-साउथ सहयोग के लिए ICRISAT उत्कृ ष्टता केें द्र (ISSCA)

अंतर््रराष्ट्रीय अर््ध-शुष्क उष्णकटिबंध ीय फसल अनुसंध ान संस्थान (ICRISAT) और विकासशील देशो ंके लिए अनसंुधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) ने "ICRISAT-साउथ-साउथ सहयोग के लिए उत्कृ ष्टता केें द्र” 
का शुभारंभ किया।

	 RIS पॉलिसी अनुसंध ान पर एक स्वायत्त संस्थान है। यह नई दिल्ली मेें स्थित है।
ISSCA के बारे मेें

	 यह ग्लोबल साउथ के देशो ंके बीच कृषि  नवाचार, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को गति देने वाला प्रमखु संस्थान ह।ै
	  यह भारत की दक्षिण (DAKSHIN) पहल के अनरुूप भी ह,ै जो ग्लोबल साउथ के देशो ंके बीच विकास और ज्ञान साझा करने वाला  एक सरकारी कार््यक्रम ह।ै 

ICRISAT के बारे मेें 
	 स्थापना: इसकी स्थापना 1972 हुई थी। 
	 यह शुष्क कृषि और कृषि-खाद्य प्रणाली के विकास और इसमेें सुधार करने वाला एक अग्रणी अतंर््रराष्ट्रीय संगठन ह।ै
	 मखु्यालय: हदैराबाद (तलंेगाना)।

एक्सपोजोमिक्स मेें अध्ययन रोगो ंके कारणो ंको समझने और उनकी रोकथाम की रणनीतिया ँबनाने मेें 
मदद कर सकता है।
एक्सपोजोमिक्स के बारे मेें

	 परिभाषा: एक्सपोजोमिक्स अध्ययन की एक विधि ह,ै जिसमेें किसी व्यक्ति के एक्सपोजोम (संपूर््ण 
जीवनकाल मेें पड़ने वाले सभी बाहरी और आतंरिक प्रभावो)ं का विश्लेषण किया जाता ह।ै यह 
अध्ययन दो प्रकार के आकलन पर आधारित है:

	 आतंरिक जोखिम: इसमेें जीनोमिक्स, मेटाबोनोमिक्स जैसे अध्ययन के क्षेत्र शामिल ह।ै
	 बाहरी जोखिम: इसमेें पर््ययावरण से उत्पन्न जोखिमो ंकी माप की जाती ह।ै

	 एक्सपोजोम वह संपूर््ण माप ह ैजो यह बताता ह ैकि किसी व्यक्ति को पूरे जीवनकाल मेें कौन-कौन 
से बाहरी प्रभावो ंका सामना करना पड़ा और उसके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़़ा है।

	 एक्सपोजोमिक्स का उद्देश्य यह समझना है कि भौतिक, मनो-सामाजिक वातावरण जसैे बाहरी 
संपर््क , आनुवंशि की जसैी आतंरिक और व्यक्तिपरक विशेषताओ ंके साथ कैसे परस्पर क्रिया करते 
हैैं, जो शरीर को स्वस्थ या रोगी बनात ेहैैं।

एक्सपोजोमिक्स 

भारत ने एशियाई विकास बैैंक (ADB) द्वारा पाकिस्तान को "रिसोर््स मोबिलाईजेशन रिफार््म प्रोग्राम" 
के तहत दिए गए 800 मिलियन डॉलर के ऋण का विरोध किया।
रिसोर््स मोबिलाईजेशन रिफार््म प्रोग्राम के बारे मेें 

	 उद्देश्य: पाकिस्तान को ऐसे सुधार लागू करने मेें सहायता देना, जिससे उसकी राजकोषीय स्थिरता 
सुनिश्चित हो सके।

	 ADB के बारे मेें
	 बहुपक्षीय संगठन: ADB एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैैंक ह।ै इसका उद्देश्य एशिया और 

प्रशातं क्षेत्र मेें सतत विकास का समर््थन करना है।
	 स्थापना: 1966
	 मखु्यालय: मनीला, फिलीपीसं।
	 सदस्य: शुरुआत मेें 31 सदस्य थ,े अब कुल 69 सदस्य हैैं। इनमेें से 50 सदस्य एशिया और 

प्रशातं क्षेत्र से हैैं तथा शेष 19 अन्य क्षेत््रोों  से हैैं। 
	 भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।

	 ADB ने COP28 मेें एशिया और प्रशातं क्षेत्र के लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेेंस हब की शुरुआत 
की।

रिसोर््स मोबिलाईजेशन रिफार््म प्रोग्राम 

इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ (IIAS)

भारत ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS)’ का अध्यक्ष बना ह।ै  
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के बारे मेें:

	 स्थापना: वर््ष 1930 मेें हुई थी।
	 मखु्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम) मेें
	 उद्देश्य: यह एक अतंरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ह।ै यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंध ान 

के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़़ावा देता ह।ै
	 प्रमखु सदस्य देश: भारत, जापान, चीन, जर््मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, 

स्विटज्रलैैंड, मेक्सिको, स्पेन, क़तर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि।
	भ ारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग वर््ष 1998 से IIAS मेें 

भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता रहा है।

केें द्र सरकार ने महाराष्टट्र मेें अगूंर, संतरे और अनार के लिए 'क्लीन प््लाांट प्रोग्राम' शुरू किया।
क्लीन प््लाांट प्रोग्राम (CPP) के बारे मेें

    लॉन्च किया गया: केें द्रीय कृषि  और किसान कल्याण मंत्रा लय द्वारा।
	 उद्देश्य: किसानो ं को वायरस-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर 

बागवानी क्षेत्रक मेें क््राांति लाना।
	प्रोग्रा म के घटक:

	 क्लीन प््लाांट सेेंटर््स (CPCs): ये केें द्र वायरस-मुक्त रोपण सामग्री (प््लाांट) का उत्पादन करने 
के लिए हाई-टेक लैब से यकु्त होगंे।

	 प्रमाणन और काननूी फ्रे मवर््क : बीज अधिनियम, 1966 के तहत निर््धधारित प्रमाणन प्रणाली 
रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री मेें जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

  अत्याधनुिक अवसंरचना: अधिक संख्या  मेें स्वच्छ रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए        
अवसंरचना विकसित करने हेतु बड़ी नर््सरी को सहायता दी जाएगी।                                                

	 कार््ययान्वयन: इस कार््यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर््ड (NHB) द्वारा भारतीय कृषि 
अनसंुधान परिषद (ICAR) के सहयोग से किया जाएगा।

क्लीन प््लाांट प्रोग्राम

ECINET ऐप

भारत निर््ववाचन आयोग ने समय पर मतदान प्रतिशत (वोटर टर््नआउट) की रिपोर्टटिंग के लिए 
ECINET ऐप लॉन्च किया।

	 चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत, पीठासीन अधिकारियो ं(PROs) को अभी भी मतदान 
समाप्त होने पर उम्मीदवारो ंद्वारा नामित पोलिगं एजेेंटो ंको फॉर््म 17C जमा करना आवश्यक ह।ै 
इस फॉर््म मेें दर््ज मतो ंका विवरण होता ह।ै

ECINET ऐप के बारे मेें
	 यह वन-स्टॉप प्लेटफॉर््म ह ैजो भारत निर््ववाचन आयोग (ECI) के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल 

और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर््गठित करेगा।
	 इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केें द्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर दो 

घंटे मेें ECINET ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा दर््ज करेगा, ताकि वोटिगं ट््रेेंड को 
अपडेट करने मेें लगने वाले समय को कम किया जा सके।

	 यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ECINET पर डेटा केवल अधिकृत 
ECI अधिकारी द्वारा दर््ज किया जाएगा।

http://www.visionias.in/
http://www.visionias.in/
tel:+918468022022
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